
भाजपा MLC धर्मेंद्र भारद्वाज ने मेरठ के
भविष्य को त्रिभाषी नागरिक सेवाओं से
जोड़ा

भाजपा MLC धर्मेंद्र भारद्वाज ने

मेरठ के लिए त्रिभाषी नागरिक

सेवाओं का ऐलान किया है। अब हर आठवां नागरिक जो उर्दू बोलता है उसे अपनी भाषा में

सरकारी सेवा मिलेगी।

हिंदी हमारी राजभाषा है,

उर्डू हमारी सांस्कृतिक

विरासत, और अंग्रेज़ी

हमारी व्यापारिक पहुँच।

जब तीनों मिलकर नागरिक

सेवाएँ देती हैं, तभी

सच्चे अर्थों में सबका

साथ, सबका विकास साकार

होता है,”

विधान परिषद सदस्य

धर्मेंद्र कुमार

भारद्वाज

MEERUT, UTTAR PRADESH, INDIA, September 18, 2026

/EINPresswire.com/ -- मेरठ-गाज़ियाबाद स्थानीय

प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान

परिषद के सदस्य धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज — 12

अप्रैल, 2022 को मतदान का 89.61 प्रतिशत हिस्सा पाकर

चुने गए — ने आज मेरठ के सभी 90 नगर वार्डों के लिए एक

व्यापक त्रिभाषी नागरिक-सेवा प्रतिबद्धता की घोषणा

की है। इसकी रूपरेखा सीधी है — हिंदी प्राथमिक,

पुराने शहर के पट्टी के लिए उर्डू, और व्यापार तथा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की ज़रूरतों के

लिए अंग्रेज़ी। यह वचन हर उस सरकारी चौकी को बाँधता

है जहाँ आम नागरिक सीधे जाता है — आरटीआई, आईजीआरएस

शिकायत पोर्टल, भूलेख, चुनाव आयोग का 1950 मतदाता

हेल्पलाइन, उत्तर प्रदेश का 100, आपातकालीन 112 और

विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 — सबको एक हिंदी-

उर्डू-अंग्रेज़ी मानदंड पर लाने की घोषणा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ज़िले

की जनगणना 2011 की भाषाई हकीकत से मेल खाता है। उस हकीकत के दो अंक हैं: हिंदी 86.48

प्रतिशत, उर्डू 12.43 प्रतिशत मातृभाषी। तीनों भाषाओं की इस संकल्प-पत्र में अलग-अलग

ज़िम्मेदारी तय है — हर सेवा की कार्य-भाषा हिंदी होगी; पुराने शहर के उस पट्टे में,

जहाँ अधिकांश लोगों की मातृभाषा उर्डू है, सेवा की गारंटी-भाषा उर्डू होगी; और

व्यापारियों तथा एनसीआर से आने वालों के लिए अंग्रेज़ी। संकल्प का मक़सद साफ़ है —

कोई भी नागरिक अपनी सरकार से बात करने के लिए साथ कोई अनुवादक लेकर न आए।

यह प्रतिबद्धता क्यों, और इस वक़्त क्यों। देवनागरी लिपि में हिंदी को संविधान के

अनुच्छेद 343 के तहत भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर, 1949 को अपनाया गया था

— यह वही तारीख़ है जिसे आज का यह विज्ञप्ति-दिवस मनाती है। बाद में राजभाषा अधिनियम

1963 ने संघ के शासकीय कामकाज में हिंदी और अंग्रेज़ी के प्रयोग का प्रावधान किया, और
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उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम ने

प्रदेश की भाषा के रूप में हिंदी को

तय किया। यानी कानूनी ढाँचे में

पहले से ही द्विभाषी मान्यता मौजूद

है — संघ के काम में हिंदी-

अंग्रेज़ी, राज्य की भाषा हिंदी।

उसी ढाँचे में उत्तर प्रदेश के

उर्डू-भाषी नागरिक एक संवैधानिक

रूप से मान्यताप्राप्त भाषाई

अल्पसंख्यक के रूप में बैठते हैं,

और उन तक पहुँच कोई रियायत नहीं,

बल्कि सेवा-वितरण का सीधा सवाल है।

संविधान सभा के उस फ़ैसले के 77 साल

बाद मेरठ जैसे बहुभाषी ज़िले के

सामने असली सवाल यह नहीं है कि

हिंदी प्राथमिक भाषा है या नहीं —

वह है, 86.48 प्रतिशत मातृभाषी होने

के कारण — बल्कि यह है कि राज्य की

भाषाई अल्पसंख्यकों तक सेवा समान

रूप से पहुँचती है या नहीं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी सवाल का सीधा जवाब देती है: वह कम से कम पाँचवीं कक्षा

तक — आदर्श रूप से आठवीं तक — शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, घर की भाषा या

स्थानीय भाषा अनिवार्य करती है, और स्पष्ट रूप से कहती है कि त्रिभाषा सूत्र में राज्य

की भाषाओं के साथ-साथ अल्पसंख्यक भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। मेरठ का उर्डू

मातृभाषी समूह — 12.43 प्रतिशत — जो पुराने शहर के बेगमपुल, लिसाड़ी गेट, शास्त्री नगर,

खैरनगर और इस्लामाबाद के वार्डों में केंद्रित है, ठीक उसी अल्पसंख्यक का हिस्सा है

जिसके लिए वह सूत्र लिखा गया। तारीख़ अपने आप में तर्क है। त्रिभाषी सेवाओं का यह वादा

अगर किसी और दिन आता तो वह एक नीतिगत पसंद होती; लेकिन हिंदी को राजभाषा के रूप में

अपनाने की वर्षगाँठ पर आकर यह वही बन जाता है जो इसकी असलियत है — एक ऐसा एलान कि एक

भाषा का सम्मान दूसरी भाषाओं की सेवा से घटता नहीं, पूरा होता है।

"हिंदी हमारी राजभाषा है, उर्डू हमारी सांस्कृतिक विरासत, और अंग्रेज़ी हमारी

व्यापारिक पहुँच। जब तीनों मिलकर नागरिक सेवाएँ देती हैं, तभी सच्चे अर्थों में सबका

साथ, सबका विकास साकार होता है," विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज ने कहा।

जनगणना 2011 की बुनियाद। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मेरठ ज़िले की 34,43,689 की

आबादी में मातृभाषा हिंदी 86.48 प्रतिशत (29,77,991 वक्ता) और मातृभाषा उर्डू 12.43

प्रतिशत (4,28,032 वक्ता) है। इसके अलावा कोई भी भाषा आधे प्रतिशत को नहीं छूती — पंजाबी

0.47 प्रतिशत, बंगाली 0.24 प्रतिशत, और शेष सभी मातृभाषाएँ दसवें प्रतिशत के एक अंश से भी

नीचे। उर्डू मातृभाषी आबादी का ज़िले के पुराने शहर के नगर वार्डों में सबसे ज़्यादा

जमाव है — बेगमपुल, लिसाड़ी गेट, शास्त्री नगर, खैरनगर, दक्षिणी इस्लामाबाद, पूर्वी

इस्लामाबाद, शाहजहाँ कॉलोनी, श्यामनगर पश्चिम, किदवई नगर, करीम नगर, तारापुरी,



फ़खरुद्दीन अली अहमद नगर पूर्व, ज़ाकिर हुसैन कॉलोनी और श्यामनगर पूर्व। संचालन की

भाषा में देखें तो यह त्रिभाषी प्रतिबद्धता उसी भाषाई असमानता का सीधा जवाब है जिसका

यह जमाव प्रतिनिधित्व करता है — सिर्फ़ हिंदी में चलने वाली नागरिक-सेवा व्यवस्था हर

आठवें नागरिक को कम सेवा देती है। यह आँकड़ा कोई जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक संचालन-

विशिष्टता है। यह उस अनुवाद-कार्य का परिमाण तय करता है, पुराने शहर के काउंटरों पर

उर्डू जानने वाले कर्मचारियों की ज़रूरत आँकता है, और उन फ़ॉर्म, बोर्डों व हेल्पलाइन

स्क्रिप्ट का हिस्सा बताता है जो सेवा को सचमुच सबके लिए बनाने के लिए दूसरी भाषा में

भी होने चाहिए। जो ज़िला अपनी भाषाई जनगणना को दो दशमलव तक जानता है, उसके पास अब किसी

एक मातृभाषी समूह को पीछे छोड़ने का कोई बहाना नहीं बचता।

चुनावी ढाँचा भी 2027 के मतदान तक त्रिभाषी। यह प्रतिबद्धता चुनाव आयोग के सार्वजनिक

इंटरफ़ेस को भी तीन-भाषाई मानदंड से बाँधती है। चुनाव आयोग का मतदाता हेल्पलाइन 1950

विधानसभा क्षेत्र 48 के 342 मतदान केंद्रों पर — जो ज़िला निर्वाचन अधिकारी का

आधिकारिक आँकड़ा है — त्रिभाषी आईवीआर और फ़ॉर्म उपलब्ध कराएगा। आदर्श आचार संहिता

के उल्लंघन की शिकायत के लिए सी-विजिल ऐप भी त्रिभाषी इंटरफ़ेस में आएगा। ईसीआईनेट —

जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया

एक एकीकृत मंच है और जिसमें मतदाता हेल्पलाइन, ईएसएमएस, केवाईसी-ईसीआई और सक्षम-ईसीआई

समेत चालीस से ज़्यादा चुनाव आयोग ऐप और पोर्टल जुड़े हैं — उसके हर फ़ॉर्म हिंदी,

उर्डू और अंग्रेज़ी में उपलब्ध होंगे। बीएलओ ऐप (पूर्व में गरुड़ा के नाम से प्रचलित)

बूथ स्तर के अधिकारी का मोबाइल इंटरफ़ेस मतदाता सूची का डेटा तीन भाषाओं में दिखाएगा,

और ईआरओनेट — केंद्रीयकृत मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली — पर दावे-आपत्ति का पूरा

प्रवाह त्रिभाषी होगा। चुनावी परत को इस प्रतिबद्धता में पहले इसलिए रखा गया है

क्योंकि मतदाता सूची वह एकमात्र सरकारी काग़ज़ है जिससे हर वयस्क नागरिक का सीधा

सामना होता है, और 2025-26 की विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) ने दिखा दिया है कि भाषा का

अंतर कितना भारी पड़ सकता है। जो मतदाता अपनी भाषा में सत्यापन सूचना, आपत्ति फ़ॉर्म या

नाम काटने के आदेश को नहीं पढ़ पाता, वह इस पुनरावलोकन का हिस्सेदार नहीं, बल्कि उसका

नुक़सानग्रस्त होता है। त्रिभाषी मतदाता सूची ढाँचा उसी जगह लगाया जा रहा सुधार है

जहाँ नुक़सान दर्ज़ हुआ।

पुलिस और आपातकालीन सेवाएँ। मेरठ ज़िले के लिए उत्तर प्रदेश 100 पुलिस हेल्पलाइन

त्रिभाषी कॉल-उत्तर प्रोटोकॉल पर चलेगी, और पुराने शहर के थानों — कोतवाली, सिविल

लाइंस, ब्रह्मपुरी, लिसाड़ी गेट और नौचंदी — से उर्डू में भी संदेश भेजने की व्यवस्था

होगी। आपातकालीन 112 सेवा भी तीन भाषाओं में संदेश देगी। साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930

पर मेरठ के लिए उर्डू में विशेष सहायता जोड़ी जाएगी, क्योंकि ज़िले में साइबर ठगी के

मामलों में तेज़ उछाल दर्ज़ हुआ है — 2019 में 640 मामलों के मुक़ाबले 2023 में 2,800

मामले। यह उछाल बात को और तीखा करता है। ठग अपने शिकार को उसी भाषा में फँसाते हैं जिस

पर वह भरोसा करता है — पुराने शहर के घरों पर अब उर्डू में बोलकर ठगी की जा रही है —

जबकि शिकायत दर्ज़ कराने का रास्ता अब भी हिंदी-प्रधान है। जिस शिकायतकर्ता को अपनी ही

ठगी की कहानी दूसरी भाषा में सुनानी पड़े, उसे ठीक उसी वक़्त मिनट और सटीक दोनों गँवाने

पड़ते हैं; 1930 पर उर्डू में शिकायत दर्ज़ करना यही अंतर पाटता है।

भूमि, राजस्व और शिकायत। आईजीआरएस हिंदी शिकायत पोर्टल मेरठ ज़िले की सभी 12 तहसीलों

में उर्डू में भी शिकायत दर्ज़ करेगा। भूलेख उत्तर प्रदेश पोर्टल सभी 663 गाँवों के
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खसरा-खतौनी तीन भाषाओं में दिखाएगा। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के आवेदन हर लोक सूचना

अधिकारी के काउंटर पर हिंदी, उर्डू और अंग्रेज़ी में, बिना अनुवाद के, स्वीकार किए

जाएँगे — और हर जवाब उसी भाषा में जारी होगा जिस भाषा में आवेदन आया हो। भूमि अभिलेखों

के मामले में दाँव सीधा-सादा होता है। खसरा या खतौनी अक्सर किसी परिवार की सबसे बड़ी

संपत्ति का एकमात्र काग़ज़ होती है, और विवाद ठीक उसी बात पर टिकते हैं जो अभिलेख में

लिखा है। जो किसान या दुकानदार अपनी भूमि का अभिलेख अपनी भाषा में पढ़ ले, वह ग़लती को

मुक़दमा बनने से पहले ही पकड़ लेता है; उसी अभिलेख को अनजान लिपि में पढ़ने वाला वह जाँच

नहीं कर पाता जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।

विधिक सहायता और कल्याण। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क विधिक सहायता

हेल्पलाइन 15100 त्रिभाषी होगी — राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के ढाँचे के

तहत महिलाएँ आय कुछ भी हो, निःशुल्क विधिक सहायता की हक़दार हैं, जबकि सामान्य श्रेणी

के लिए पात्रता राज्य की अधिसूचित मानकों के अनुसार रहेगी — और भाषाई अल्पसंख्यक

आवेदकों के लिए ख़ास तौर पर उर्डू जानने वाले वकील उपलब्ध होंगे। ज़िला अस्पताल में

सखी वन-स्टॉप सेंटर त्रिभाषी ट्रॉमा काउंसलिंग देगा, और महिला हेल्पलाइन 181 तथा बाल

सहायता 1098 भी तीन भाषाओं में काम करेंगी। नालसा के नियम पर इसलिए ज़ोर दिया जा रहा है

क्योंकि वह शायद ही कहीं प्रचारित होता है — किसी भी महिला को आय की सीमा या मीन्स

टेस्ट के बिना निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है। पुराने वार्डों में उर्डू में यह

नियम बताना, सामान्य श्रेणी की आय-आधारित पात्रता के साथ, अपने आप में एक सेवा-वितरण है

— क्योंकि जिस हक़ की किसी को जानकारी ही नहीं, वह किसी की रक्षा नहीं करता।

12.43 प्रतिशत के लिए सबका साथ। यह प्रतिबद्धता पुराने शहर के वार्डों के उर्डू

मातृभाषी समूह की ओर एक स्पष्ट हाथ बढ़ाना है। धर्मेंद्र भारद्वाज के अपने शब्दों में,

"सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" का नारा केवल भाषण में नहीं, सेवाओं

में भी चाहिए — चाहे वह लिसाड़ी गेट की कोई दादी विधवा पेंशन के लिए आवेदन देने आए,

शास्त्री नगर का कोई दुकानदार भूलेख पोर्टल पर अपना रिकॉर्ड पूछे, या बेगमपुल का कोई

पालक नगर के स्कूल में अपने बच्चे का दाख़िला कराने जाए। हर उस नागरिक को वही भाषा मिले

जो वह बोलता है। 342 पुष्ट मतदान केंद्रों पर — विशेष गहन पुनरावलोकन के बाद मतदाता

2,55,238 हैं, संशोधन-पूर्व 3,16,966 से 61,728 का शुद्ध विलोपन हुआ है — 2027 के मतदान

चक्र से पहले अगस्त 2026 में शुरू हुए विशेष सारांश संशोधन के दौरान त्रिभाषी जागरूकता

सामग्री पहुँचाई जाएगी। यह सामग्री मतदाता तक सत्यापन सूचना से पहले पहुँचेगी, ताकि

इस चक्र में पुराने शहर के कई निवासियों को पहला उर्डू दस्तावेज़ सीमा की सूचना नहीं,

पहुँच का न्योता हो। यह सीधे उस सवाल का जवाब है जो 10 अप्रैल, 2026 की रिपोर्टों में उठा

था — उर्डू मतदाता सूची में विलोपन दर के असमान होने पर। उर्डू में सत्यापन की पहुँच

ही वह सुधार है। तीनों छवियाँ जानबूझकर चुनी गई हैं, क्योंकि वे सरकार से जुड़ने के तीन

अलग-अलग रूप दिखाती हैं — विधवा पेंशन का आवेदन कल्याण-संपर्क है, भूलेख पर पूछताछ

ख़ुद से डिजिटल सेवा लेना है, और नगर स्कूल में दाख़िला सरकार की शिक्षक भूमिका है। जो

त्रिभाषी प्रतिबद्धता केवल काउंटर पर काम करे पर पोर्टल पर नहीं, या केवल स्कूल पर

पेंशन कार्यालय में नहीं, वह हर उस नागरिक को एक-एक करके नाकाम करेगी। यह संकल्प हर छुए

जाने वाले बिंदु पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि बहिष्करण एक से दूसरी जगह आसानी से खिसक

जाता है।

प्रशासनिक पारदर्शिता भी तीन भाषाओं में। यह प्रतिबद्धता भाषाई पहुँच से आगे



प्रशासनिक पारदर्शिता के अनुशासन तक जाती है। आईजीआरएस शिकायत पोर्टल तिमाही निपटान

के आँकड़े त्रिभाषी प्रारूप में प्रकाशित करेगा, और भूलेख पोर्टल ज़िले के 12 ब्लॉकों

के 663 गाँवों के भू-अभिलेख तीन भाषाओं में दिखाएगा। यही विकसित मेरठ 2027 संकल्प-पत्र

के शासन-विषय का संचालन-अर्थ है — पारदर्शिता नारा नहीं, बल्कि एक ऐसी देन है जिसे इस

बात से मापा जाएगा कि कोई नागरिक अपनी ही भाषा में पढ़ सके कि उसकी सरकार उसके पैसे का

क्या कर रही है। तिमाही त्रिभाषी निपटान के आँकड़े एक और काम भी करेंगे जिसे यह संकल्प-

पत्र अहम मानता है — प्रतिक्रिया। अगर उर्डू में शिकायत दर्ज़ कराने की व्यवस्था सही

चल रही है, तो उर्डू में शिकायतें बढ़ेंगी — यह एक उल्टा लगने वाला संकेत है, जिसे बोझ

नहीं, सफलता के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, और प्रकाशित आँकड़े इस संकेत को सबके सामने

लाएँगे।

नई नौकरशाही के बिना डिलीवरी। इस प्रतिबद्धता में कोई समानांतर ढाँचा नहीं खड़ा किया

जा रहा। यह मौजूदा ढाँचे को — चुनाव आयोग के ऐप, पुलिस हेल्पलाइन, आईजीआरएस पोर्टल,

भूलेख, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, वन-स्टॉप सेंटर — एक भाषाई मानदंड से बाँधती है, और

90 वार्डों का आउटरीच नेटवर्क तथा 342 बूथों का फैलाव उसके लागू करने व प्रतिक्रिया

देने वाले चैनल हैं। जहाँ सेवा राज्य देता है, वहाँ यह प्रतिबद्धता अनुरोध का रूप लेती

है; जहाँ सेवा केंद्र देता है, वहाँ माँग का। दोनों ही जगह डिलीवरी का पैमाना एक ही है —

क्या उर्डू, हिंदी या अंग्रेज़ी बोलने वाला नागरिक अपनी पूरी बातचीत उसी भाषा में पूरी

कर पाता है।

"हिंदी हमारी राजभाषा है, उर्डू हमारी सांस्कृतिक विरासत, और अंग्रेज़ी हमारी

व्यापारिक पहुँच। 1949 में संविधान ने जिसे अपनाया, उसकी पूरी डिलीवरी हमें 77 साल बाद

अपनी भाषाई अल्पसंख्यकों — 12.43 प्रतिशत उर्डू मातृभाषी समुदाय — तक पहुँचानी है: एक

ही नागरिक सेवाएँ, एक ही शर्तों पर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास —

यही मेरठ 2027 का संकल्प है," धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज ने कहा।

धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज के बारे में: धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज उत्तर प्रदेश विधान

परिषद में मेरठ-गाज़ियाबाद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान सदस्य

हैं, जो 12 अप्रैल, 2022 को मतदान का 89.61 प्रतिशत हिस्सा पाकर चुने गए। उन्होंने 1992

में रसायन शास्त्र के शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और एन.ए.एस. कॉलेज,

सीसीएस विश्वविद्यालय मेरठ से 1997 में एम.एससी. तथा मछरा डिग्री कॉलेज से 1998 में

बी.एड. की डिग्री हासिल की। वे मदरहुड विश्वविद्यालय, रुड़की के कुलाधिपति (2019 से)

हैं; महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मेरठ के अध्यक्ष हैं; सरदार

वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसवीपीयूएटी), मेरठ के प्रबंधन

बोर्ड के सदस्य हैं; और सीसीएस विश्वविद्यालय मेरठ के कार्य-परिषद सदस्य हैं, जहाँ उनका

100 एकड़ का विस्तार-परिसर प्रस्ताव 2025 में पारित हुआ। उनके स्वर्गीय पिता महावीर

भारद्वाज 2010 में मेरठ ज़िला पंचायत के वार्ड-12 (सरूरपुर) से 10,451 मतों से विजयी हुए

थे — उस वर्ष उत्तर प्रदेश में यह तीसरी सबसे बड़ी जीत थी। विधान परिषद में उनका

कार्यकाल 11 अप्रैल, 2028 तक है।

Dharmendra Bhardwaj

Member of Uttar Pradesh Legislative council
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